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79,325 96,500

भोपाल 18 मार्च (एजेंसी)। 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 
कहा कि प्रदेश में भर्तियां खोल दी 
हैं। 5 साल में ढाई लाख पदों पर 
भर्ती करेंगे। सरकारी अधिकारी-
कर्मचारियों से जुड़ी कई विसंगतियां 
दूर कर रहे हैं। पिछले साल मार्च 
और अक्टूबर में महंगाई भत्ता 
बढ़ाया। सातवें वेतनमान का गृह 
भाड़ा और अन्य भत्तों को पुनरीक्षित 
(रिवाइज्ड) करते हुए 1 अप्रैल से 
भुगतान करने का फैसला लिया है। 
प्रमोशन के मसले भी अटके पड़े 
हैं। प्रयास रहेगा कि सबको पदोन्नति 
मिले, इस दिशा में प्रयास कर रहे 
हैं। सबको जल्द प्रमोशन देंगे।

मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री 

डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 
डोर कैमरे वाली पहली सरकारी 
बिल्डिंग का लोकार्पण किया। 
उन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की 
तारीफ भी की। बिल्डिंग स्मार्ट 
सिटी ने 116.26 करोड़ रुपए की 

लागत से बनाई है, जो टीटी नगर 
में होटल पलाश के ठीक सामने हैं।

सीएम ने कैम्पस का नाम 
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी 
वाजपेयी के नाम पर रखने की 
घोषणा भी की।

भोपाल में 116 करोड़ की बिल्डिंग का लोकार्पण, सीएम मोहन यादव बोले-

प्रदेश में 5 साल में ढाई लाख पदों पर भर्ती, सबको जल्द प्रमोशन देंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 

फरवरी में ही भोपाल में ग्लोबल 
इन्वेस्टर्स समिट कराई है। पहले 
कई अधिकारी घबरा रहे थे। समिट 
कैसे होगी? क्योंकि यहां हुई नहीं 
थी। व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन 
हमने भी सोच लिया कि जीआईएस 
होगी तो भोपाल में ही होगी। भले ही 
रुकने के लिए टेंट सिटी ही क्यों न 
बनानी पड़े। अच्छी बात रही कि 
प्रधानमंत्री जी ने भी भोपाल में रात 
गुजारी।

सीएम ने बजट को लेकर कहा 
कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा बजट 
है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1 
लाख 52 हजार 680 रुपए हो गई 
है। भोपाल को आने वाले समय में 

मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे। अगले 
25 साल बाद भोपाल की तस्वीर 
ही बदल जाएगी। भोपाल देश की 
सबसे सुंदर और स्वच्छ राजधानी 
है। उन्होंने, निगम कमिश्नर हरेंद्र 
नारायण यादव और स्मार्ट सिटी 
सीईओ अंजू अरुण कुमार को 
अन्य बिल्डिंग का काम तीन-चार 
महीने में पूरा करने को कहा, ताकी 
उसका लोकार्पण कर सकें। भोपाल 
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड ने 364 जी टाइप आवास 
का निर्माण किया है। इन आवासों 
का निर्माण 3 टावरों में किया गया 
है। हर टावर 13 मंजिल का है। 
जिन आवासों का लोकार्पण हुआ, 
वे प्रथम चरण में बनाए गए हैं।

नई दिल्ली 18 मार्च (एजेंसी)। 
इनकम टैक्स विवादित मामलों 
को पूरी तरह से निपटाने के लिए 
तैयार है। इनकम टैक्स से जुड़े 
सभी अपराधों को समझौते से 
खत्म करने (कंपाउंडिंग ऑफ 
आफेंस) योग्य बना दिया गया 
है। यहां तक कि अगर इनकम 
टैक्स से जुड़े अपराध में ईडी 
और सीबीआई भी छानबीन कर 
रही है तो उस अपराध को भी 
समझौते के साथ विभाग समाप्त 
कर सकता है। यहां तक कि 
किसी को इनकम टैक्स कानून 
के अन्य प्रविधान के तहत दो या 
उससे अधिक साल के कारावास 
की सजा सुनाई जा चुकी है, वैसे 
अपराधी भी समझौते के साथ 
अपने अपराध माफी के लिए 
आवेदन कर सकेंगे।

समझौते से समाप्त होगा हर 
अपराध - सोमवार को इनकम टैक्स 
विभाग की तरफ से एक सर्कुलर 
जारी किया गया। हालांकि विभागीय 
अपराधों को समझौते से खत्म करने 
योग्य बनाने के संबंध में पिछले साल 
17 अक्टूबर को दिशा-निर्देश जारी 
किए गए थे। हालांकि लोगों को इसकी 
जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई 

अब नो टेंशन! समझौते से खत्म 
होंगे इनकम टैक्स के मुकदमे

ईडी और सीबीअाई जांच कर रही तो भी मिलेगी राहत
थी। सोमवार को जारी सर्कुलर में 
साफ कहा गया है कि इनकम टैक्स 
कानून के अंतर्गत अब ऐसा कोई 
अपराध नहीं रहा, जिसे समझौते के 
साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है।

इनकम टैक्स से जुड़े मामलों 
में आएगी कमी - विभाग के 
मुताबिक कंपाउंडिंग ऑफ आफेंस 
एक मैकेनिज्म है जो अपराध करने 
वाले को एक निश्चित धनराशि के 
भुगतान के साथ उसे तमाम वैधानिक 
पचड़ों के साथ अपराध से मुक्त करने 
का अवसर देता है। इस नए सर्कुलर 
पर पूरी तरह अमल से इनकम टैक्स 
से जुड़े मामलों में भारी कमी आएगी 
और विभाग को बड़ी धनराशि प्राप्त 
हो सकती है।

अपराध को समाप्त कराने के 
लिए एक निश्चित शुल्क के साथ 
करना होगा आवेदन - अपने 
अपराध को समाप्त कराने के लिए 
अपराध करने वालों को आवेदन 
करना होगा। आवेदन करने के लिए 
एक निश्चित शुल्क देना होगा। गंभीर 
किस्म के अपराध में इनकम टैक्स 
विभाग के चेयरमैन को अपराधी 
के अपराध को समाप्त करने का 
अधिकार होगा। उदाहरण के लिए 
इनकम टैक्स से जुड़े मामले में ईडी 
और सीबीआई भी जांच कर रही है 
तो माफी के लिए आवेदन करने पर 
अगर अभियुक्त ने देश विरोधी या 
आतंकवाद से जुड़ा कोई अपराध 
नहीं किया है तो उसे समझौते के 

साथ छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस 
प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने 
पर समझौते के लिए इनकम टैक्स 
विभाग के चेयरमैन की मंजूरी लेनी 
होगी। 

वैसे ही अगर किसी को इनकम 
टैक्स से जुड़े अपराध में सजा हो गई 
तो चेयरमैन की मंजूरी पर ही उसके 
साथ समझौता किया जा सकता है। 
जिन लोगों ने इनकम टैक्स से जुड़े 
मामले के लिए अदालत में याचिका 
दायर कर रखी है, वे भी नए नियम 
के तहत समझौते से अपने मामले 
को समाप्त कर सकेंगे। इनकम टैक्स 
विभाग की साइट पर जाकर सर्कुलर 
के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल 
की जा सकती है।

नीमच 18 मार्च (निप्र)। 
सोशल एवं प्रिन्ट मीडिया में 
विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा 
लगातार भ्रामक प्रचार करके 
आम जनता को गुमराह कर 
अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद 
बेचे जा रहे हैं। आम जनता 
से लाखों रूपए की वसूली 
के बाद भी उन्हें आवश्यकता 
पडने पर नियमों की 
जटिलताओं में उलझाकर उन्हें 
लाभ से वंचित कर दिया जाता 
है, जिससे हजारों स्वास्थ्य 
बीमा उपभोक्ता न्यायालय के 
चक्कर काट रहे हैं।

सरकार को चाहिए कि इस 
सम्बंध में ऐसी कम्पनियों के 
खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। 
उक्त बात विधायक दिलीपसिंह 
परिहार ने अपने तारांकित प्रश्न क्र. 
2158 के माध्यम से विधानसभा 
में उठाई। प्रश्नकर्ता विधायक श्री 
परिहार ने यह भी पूछा कि क्या 
प्रदेश की विभिन्न बीमा कम्पनियां, 
कोचिंग केन्द्र और अन्य कम्पनियों 

द्वारा भ्रामक प्रचार के माध्यम से 
उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा 
है, यदि हां तो गत 1 जनवरी 
2020 के पश्चात् प्रदेश में इन 
कम्पनियों के खिलाफ कब-कब, 
किस किस व्यक्ति ने कहां कहां 
पर शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश में 
भ्रामक विज्ञापनों को लेकर शासन 
के क्या निर्देश हैं ? क्या प्रदेश में 
विभिन्न निजी बीमा कम्पनियां हेल्थ 
इंश्योरेंस को लेकर 100 प्रतिशत 
केशलेस बीमे का दावा करती हैं 
और 41 प्रतिशत तक कटौती 
करती हैं ? यदि हां तो प्रदेश के 

विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में 
उक्त अवधि में कितने प्रकरण दर्ज 
हुए हैं और कितनों का निराकरण 
माननीय न्यायालय द्वारा उपभोक्ता 
के पक्ष में किया गया ? उसकी 
जानकारी दें।

जिस पर संक्षिप्त समयावधि 
में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं 
उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्दसिंह 
राजपूत द्वारा जानकारी में बताया 
गया कि 33 में से 27 प्रकरण 
उपभोक्ता के पक्ष में निराकृत किए 
गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
बीमा कम्पनियां पूर्ण रूप से भ्रामक 
प्रचार कर उपभोक्ता का शोशण 
कर रही हैं। ऐसी कम्पनियों को 
तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया 
जाना चाहिए।

मंत्री श्री राजपूत ने जवाब में 
बताया कि बीमा अधिनियम केन्द्र 
सरकार से जुडा है। किन्तु राज्य 
शासन के उपभोक्ताओं का हित 
साधना हमारी सरकार का दायित्व 
है और हम इसे मजबूती से पूरा कर 
रहे हैं और करेंगे।

हेल्थ/बीमा कम्पनियों के भ्रामक प्रचार को लेकर 
विधानसभा में नीमच विधायक परिहार ने की चिंता व्यक्त

सुवाखेड़ा 18 मार्च (निप्र)। 
ज्ञानोदय विश्वविद्यालय में 
एकदिवसीय कार्यशाला "कर्मयोगी 
बनो" का आयोजन किया गया, जिसमें 
छात्रों और शिक्षकों को कर्मयोग के 
सिद्धांतों से अवगत कराने और उनके 
जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने 
का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का 
शुभारंभ विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर डॉ. प्रशांत शर्मा के स्वागत 
भाषण से हुआ। उन्होंने कर्म योग के 
महत्व और उसके दैनिक जीवन में 
प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा कि 
कर्मयोग हमें जीवन में सफलता प्राप्त 
करने का मार्ग दिखाता है। ज्ञानोदय 
विश्वविद्यालय के रजिस्टार प्रो. 
हेमंत प्रजापति ने कहा कि कर्मयोग 
केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं 

है, बल्कि यह जीवन का वास्तविक 
दर्शन है। उन्होंने बताया कि निष्काम 
कर्म और सेवा भाव से किया गया 
कर्म ही सच्चा योग है, जो व्यक्ति 
को आत्मिक शांति और सफलता 

दिला सकता है। प्रो.हेमंत प्रजापति 
ने इस बात पर जोर दिया कि किसी 
भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण 
के साथ करना ही कर्मयोग है, और 
यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक 

बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी 
आवश्यक है। अंत में विश्वविद्यालय 
के रजिस्टार प्रो.हेमंत प्रजापति ने सभी 
अतिथियों, आयोजकों और उपस्थित 
जनों का आभार व्यक्त करते हुए 

धन्यवाद ज्ञापन किया और कर्म योग 
के सिद्धांतों को जीवन में अपना कर 
हम सभी अपने कर्तव्यों को और 
बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। इस 
कार्यशाला में कर्म योग के महत्व को 
उजागर किया गया और यह संदेश 
दिया गया कि सफलता का असली 
मंत्र निष्काम कर्म है। कार्यशाला में 
विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण 
शिक्षाविद शामिल हुए, जिनमें प्रमुख 
रूप से डॉ. विनीता डावर, डॉ. 
श्वेता पुरोहित, डॉ. प्रीति तिवारी, 
प्रो रवि चौरसिया, प्रो. सुरेंद्र पांडे, 
प्रो. कपिल पाटीदार आदि शामिल 
थे।इस कार्यशाला का संचालन प्रो. 
संदीप सोनगरा एवं प्रो.चंद्रकांत गोर 
ने किया। उक्त जानकारी प्रो. अनूप 
चौधरी ने दी।

ज्ञानोदय विश्वविद्यालय सुवाखेड़ा में "कर्मयोगी बनो" विषय पर कार्यशाला हुई संपन्न

नीमच 18 मार्च (निप्र)। 
नगरपालिका स्वच्छता के नाम पर 
बडी बडी बाते करती है लेकिन 
जमीनी धरातल पर हालत बदतर 
नजर आते है। ऐसे में कैसे नीमच 
शहर स्वच्छता के उच्च पायदान 
पर आ पायेगा। बात करे शहर में 
निजी प्लाट मालिको के लापरवाही 
की तो उनके द्वारा प्लाट लेकर 
बाउण्ड्रीवाल बनाकर खाली छोड़ 
दिये जाते है जिससे उसका आने 
जाने वाले शौचालय व मूत्रालय के 
उपयोग के साथ गंदगी फैकने का 
स्थान बना देते है जिससे आसपास 
रहने वाले लोगो का जीना दुभर हो 
जाता है । जानकारी के बाद भी 
नगरपालिका के जिम्मेदार आंखे मूंदे 
बैठे रहते है जिससे हालात बदतर हो 
रहे हैं। इन्दिरा नगर के पास वार्ड नं. 
08 में स्थित गणेश गार्डन के सामने  
निजी  खाली प्लाट है जिसके पॉंच 

हिस्से हो चुके है उनमें अधिकतर 
पर प्रिकास्ट की बाउण्ड्रीवाल बना 
रखी है उसमें दरवाजा भी नही 
ंलगा रखा है जिससे आने जाने 
वाले उसका उपयोग शौचालय व 
मूत्रालय के लिये कर रहे है और 
उसमें आसपास क्षेत्रों के रहवासी 
गंदगी युक्त कचरा डाल रहे है 
जिससे वहां गंदगी फैल रही है और 
वातावरण दूषित हो रहा है वहीं 
मच्छरों की संख्या भारी बड़ रही है।

नगरपालिका को चाहिये कि 
ऐसे लापरवाही निजी प्लाट मालिक 
जो अपने प्लाटो को ऐसे ही खुला 
छोड देते है और उसकी देखरेख 
नहीं करते है और उनके प्लाटों में 
गंदगी भरी पड़ी रहती है ऐसे प्लाट 
मालिको के विरूद्ध नियमानुसार 
कार्यवाही करना चाहिये ताकि 
उन्हें सबक मिल सके और ऐसी 
कार्यवाही करना चाहिये जिससे की 
उन प्लाटों में गंदगी ना फैल सके।

निजी प्लाटों में पसर रही गंदगी 
जिम्मेदार जानबूझकर भी है अंजान
ऐसे में कैसे स्वच्छता की पायदान चढ़ पायेगा नीमच शहर

फाईल फोटोफाईल फोटो

नीमच 18 मार्च (िनप्र)। अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ ने 
मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में  जनसुनवाई करते हुए 85 
आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक 
कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम संजीव साहू, 
संयुक्त कलेक्टर डॉं.ममता खेड़े, डिप्टी कलेक्टर डॉ.रश्मि श्रीवास्तव एवं 
जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में तारापुर के मोहम्मद आरीफ, 
हामाखेडी के देवकरण, स्टेशन रोड नीमच की सुगनाबाई, जमुनियारावजी 
के रोड़ीलाल, नयागांव के हीरानाथ, सुवाखेड़ा के विनोद, रतनगढ़ की 
शांतिबाई, जेतपुरा की प्रेमबाई, टीचर कॉलोनी नीमच के अनिल कुमार, 
तारापुर के जगदीश कुमावत, भोलाराम कम्पाउण्ड नीमच के सौभागमल 
जैन, नीमच सिटी के राहुल माली, बरखेडा कामलिया की नारायणीबाई, 
नया बाजार की कुंदन जायसवाल, स्कीम नं.36 ए की मनीषा शर्मा, 
घसुण्डी बामनी के श्यामलाल, डिकेन के श्यामसुंदर पाटीदार, राज 
कालोनी नीमच के आलोक सोनी, धानका मोहल्ला नीमच के राहुल 
वाल्मिकी, ग्वालटोली नीमच के कमल प्रजापति आदि ने भी अपनी 
समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर, समस्याएं सुनाई ।

अपर कलेक्टर श्रीमती गामड़ ने की 
जनसुनवाई, 85 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच सीएमओ और पूर्व ओएस 
के बीच हुई गाली-गलौज

अध्यक्ष के निजी सहायक बिना अधिकार फाइल चेक कर रहे थे, वीडियो आया सामने
नीमच 18 मार्च । नगर पालिका 

कार्यालय में मंगलवार दोपहर नगर 
पालिका के मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी (सीएमओ) महेंद्र 
वशिष्ठ और सेवानिवृत्त कार्यालय 
अधीक्षक (ओएस) राजेंद्र जैन 
के बीच तीखी बहस और गाली-
गलौज हो गई।

राजेंद्र जैन वर्तमान में नगर 
पालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा के 
निजी सहायक हैं। उन पर आरोप 
है कि वे बिना किसी अधिकार 
के नगर पालिका की फाइलें चेक 
करते हैं और उनके फोटो लेते हैं। 
मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे 
जैन ने कर्मचारियों से चाबी लेकर 
अलमारी से फाइल निकालीं।

सीएमओ और निजी 

सहायक के बीच हुई हाथापाई 
- जब सीएमओ वशिष्ठ को इसकी 
जानकारी मिली, तो वे मौके पर 
पहुंचे। उन्होंने जैन से पूछा कि 
वे किस अधिकार से फाइल चेक 
कर रहे हैं। इस पर दोनों के बीच 
तीखी बहस शुरू हो गई। मामला 
इतना बढ़ा कि गाली-गलौज और 
हाथापाई की नौबत आ गई। मौके 
पर मौजूद कर्मचारियों ने दोनों 
को अलग किया। इस दौरान नगर 
पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष 
चोपड़ा और नेता प्रतिपक्ष योगेश 
प्रजापति सहित कई पार्षद भी वहां 
पहुंच गए। विवाद का वीडियो 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 
है, जिसमें दोनों अधिकारी आपस 
में बहस करते दिख रहे हैं।

नीमच 18 मार्च (निप्र)। स्थानीय स्कीम नं. 36 ए स्थित 
फर्म मे. वेल्डिंग वर्क्स, नीमच एवं स्टूडियो क्रिएशंस (मुम्बई) 
के चन्द्रशेखर, महेश, दिनेश थोरेचा (लोहार) की मातुश्री श्रीमती 
कैलाशदेवी थोरेचा (लोहार) धर्म सहायिका प्रभुलाल थोरेचा 
(लोहार) का मंगलवार प्रातः हृöदयगति रूकने से आकस्मिक 
निधन हो गया । वे 76 वर्ष की थी । श्रीमती थोरेचा हंसमुख, 
मिलनसार, धार्मिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व की महिला थी। 

श्रीमती थोरेचा स्व. भगवानलाल थोरेचा की पुत्र वधु जगन्नाथ, 
जगदीश, शांतिलाल की भाभीजी, पुष्पेन्द्र, यश, करन थोरेचा की 
दादाजी एवं निखिल गोराना की नानीजी थी। 

परिजनों ने मरणोपरांत रोटरी क्लब नीमच के माध्यम से उनके 
नेत्रदान कराये। शवयात्रा आज 19 मार्च बुधवार को प्रातः 9 बजे 
निज निवास म.नं. 635, 35-ए से 36-बी स्थित मुक्तिधाम पर 
जायेगी ।

श्रीमती कैलाशदेवी थोरेचा (लौहार) का निधन, शवयात्रा आज
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नौकरी से हटा दिया 
था - व्यास को यह पदोन्नति 
मप्र अशासकीय शिक्षण संस्था 

अधिनियम के तहत दी गई थी। 
वर्ष 2005 में स्कूल ने 

अचानक व्यास को यह कहते 
हुए नौकरी से हटा दिया कि 
स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं 
में जीवविज्ञान संकाय में कोई 
एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए 
स्कूल को उनकी आवश्यकता 
नहीं है।

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 
हाईकोर्ट में अपील की - व्यास 
ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हाई 
कोर्ट में याचिका दायर की। वर्ष 

2007 में इसका निराकरण करते 
हुए कोर्ट ने व्यास को दोबारा 
नियुक्ति के आदेश दिए, लेकिन 
स्कूल ने इस फैसले को चुनौती 
देते हुए हाई कोर्ट में अपील कर 
दी। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और 
न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह की युगलपीठ 
ने स्कूल की अपील को निरस्त 
कर दिया है। 

कोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधन 
ने बगैर शासन से अनुमति प्राप्त 
किए शिक्षक को नौकरी से हटाया, 
यह सही नहीं है।

नीमच, बुधवार 19 मार्च 2025
वर्ष - 02, अंक - 46

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक ऐश्वर्य शर्मा के लिए माँ भगवती प्रिन्टर्स बंगला नं. 23, आईडीबीआई बैंक के सामने, नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश से मुदित एवं प्रकाशित। सम्पर्कः 9407423966। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नीमच होगा।

मालवा फर्स्ट

चित्तौड़गढ़ 18 मार्च। 
मेवाड़ के कृष्णधाम 
श्रीसांवलिया जी में तीसरे 
राउंड में 4 करोड़ 72 
लाख 75 हजार रुपयों 
की काउंटिंग हुई है। अब 
तक 3 राउंड में कुल 17 
करोड़ 24 लाख 95 हजार 
रुपयों की गिनती हो चुकी 
है। वहीं, भेंट कक्ष में आए 
मनीऑर्डर, ऑनलाइन 
रुपयों की गिनती के साथ-
साथ सोने चांदी का तोल 
बाकी है ।

तीन राउंड की काउंटिंग 
हुई पूरी - मंडफिया स्थित श्री 
सांवलिया जी मंदिर में 13 मार्च को 
पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया 
था। पहले दिन 7 करोड़ 55 लाख 
रुपयों की गिनती हुई थी। अगले 
दिन 14 मार्च धुलंडी और उसके 
बाद शनिवार, रविवार का दिन होने 
के कारण सोमवार को दूसरे राउंड 
की काउंटिंग हुई। दूसरे राउंड की 
काउंटिंग में 4 करोड़ 97 लाख 20 

हजार रुपयों की गिनती हुई।
मंगलवार को राजभोग आरती 

के बाद फिर से काउंटिंग शुरू की 
गई। शाम तक 4 करोड़ 72 लाख 
75 हजार रुपयों की गिनती पूरी 
की गई। अब तक सांवरा सेठ के 
भंडार से निकली 17 करोड़ 24 
लाख 95 हजार रुपयों की गिनती 
पूरी हो चुकी है। वहीं, चौथे राउंड 
की गिनती बुधवार सुबह शुरू होगी, 
जो शाम तक चलेगी। काउंटिंग 

श्रीसांवलिया जी में 17.24 करोड़ रुपयों की गिनती पूरी
तीसरे राउंड में हुई 4.72 करोड़ की काउंटिंग, सोने-चांदी का तोल बाकी

मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी प्रभाव गौतम, नायब 
तहसीलदार शिव शंकर पारीक 
और प्रशासनिक अधिकारी 
नंदकिशोर टेलर की उपस्थिति में 
की जा रही है।

सोने-चांदी का तोल 
बाकी - मंदिर के भेंट कक्ष में 
कई भक्त मनीऑर्डर के जरिए 
चढ़ावा चढ़ाकर जाते हैं। इसके 
अलावा काफी रुपए ऑनलाइन 
के जरिए भी प्राप्त होते हैं। इन 
सब की काउंटिंग और सोने-चांदी 
का तोल भी बाकी है। भंडार से 
निकली राशि के काउंटिंग के बाद 

ही ऑनलाइन राशि की काउंटिंग 
होगी। आखिरी दिन ही सोने-चांदी 
का तोल भी होगा। बता दे कि 
होली के महोत्सव से पहले आने 
वाले अमावस्या की चतुर्दशी पर 
भंडार नहीं खुल जाता है। फूलडोल 
महोत्सव पर डेढ़ महीने का भंडार 
खोला जाता है। इसके बाद आने 
वाले अमावस्या पर 15 दिन का 
भंडार भी खोला जाएगा।

भोपाल 18 मार्च (एजेंसी)। 
मप्र में शिक्षा का बजट तो बढ़ा है 
, किंतु बच्चे घट गए हैं। यह भी 
कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों से 
बच्चों का मोहभंग हो रहा है। आलम 
यह है कि प्रदेश में 26 लाख बच्चे 
कम हो गए। पिछले 10 साल में 
सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 
आठवीं तक के 21 लाख बच्चे घटे 
है। इसी तरह निजी स्कूलों में पढ़ 
रहे बच्चों में भी 5 लाख विद्यार्थी भी 
स्कूल छोड़कर चले गए हैं। इसके 
पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग की 
रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आने 
के बाद भी विभाग के अफसरों के 
कानों में जू तक नहीं रेगीं।

वहीं साल 2024-25 में 
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए मप्र 
में 33, 533 करोड़ रुपए का 
बजट का प्रावधान रखा गया था। 
इतनी बड़ी राशि बजट में रखने 
के बाद भी बच्चों की संख्या कम 
होना चिंताजनक बात है। दरअसल 

विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री 
उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस विधायक 
प्रताप सिंह ग्रेवाल के सवाल के 
जवाब में सदन को यह जानकारी 
दी है। 

स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन में 
लिखित बताया कि वर्ष 2015-16 
में शासकीय विद्यालय में नामांकन 
78.96 लाख थे, जो 2024-25 
में घटकर 58.17 लाख रह गए। 
इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 
2015-16 में 48.84 नामांकन 
2024-25 में घटकर 43.93 

लाख ही रह गए। वर्ष 2015-16 में 
शासकीय और निजी विद्यालय को 
मिलाकर 127.8 लाख बच्चे थे, जो 
वर्ष 2024-25 में घटकर 102.10 
लाख रह गए।

यानी शासकीय एवं निजी 
विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 
वीं तक के 25 लाख 70 हजार 
से अधिक बच्चे 10 साल में घटे 
हैं। स्कूलों के प्रवेश में यह गिरावट 
कक्षा 9 से 12 में भी रही। शासकीय 
विद्यालयों में वर्ष 2020-21 
में 23.94 लाख से घटकर 

2024-25 में 21.26 लाख छात्र 
रह गए और इसमें 2.68 लाख 
की कमी दर्ज हुई है। वहीं, निजी 
विद्यालयों में छात्रों की संख्या 13.5 
लाख से घटकर 12.85 लाख रह 
गई है। पिछले पांच सालों में कक्षा 
9वी से 12वी तक के 2.88 लाख 
छात्र-छात्राएं घटी हैं। विधायक 
प्रताप ग्रेवाल ने आरोप लगाया 
कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 
कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सकल 
नामांकन दर 98 प्रतिशत तथा 
माध्यमिक शिक्षा में 70 प्रतिशत 
और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 
67 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। 

शासकीय एवं निजी क्षेत्र में 
1,25,000 विद्यालय संचालित 
हैं। जबकि विद्यालय में कम प्रवेश 
से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश 
में गुणवत्ताहीन शिक्षा के कारण 
विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर 
चौकाने वाली कमी हो रही है और 
खर्च लगातार बढ़ रहा है।

बेरोजगारों की फीस से 
बांटी स्कूटी और लैपटॉप - 
बेरोजगारों से परीक्षा फीस के रूप 
में सरकार द्वारा वसूले गए 297 
करोड़ रुपए प्रावीण्य श्रेणी में 
आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी 
एवं लैपटॉप देने में लुटा दिए है, 
जबकि कर्मचारी चयन मंडल के 
पास जनवरी 2025 को 245.10 
करोड़ की फिक्स डिपाजिट है। 
उधर, वर्ष 2022 में लोक शिक्षण 
संचालनालय को राशि देने की 
वजह से भी बैंक में जमा राशि में 
कमी आई है। बताया जाता है कि 
कर्मचारी चयन मंडल ने 2016 से 
2024 तक 112 परीक्षाएं आयोजित 
की थी, जिससे सरकार ने फीस के 
नाम पर आवेदकों से 1058 करोड़ 
वसूला था। तत्कालीन व्यापमं को 
530 करोड़ रुपए मिले थे और 
इसमें से 297 करोड़ रुपए लोक 
शिक्षण संचालनालय को बांट दिए 
गए।

सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोहभंग
मप्र में शिक्षा का बजट बढ़ा लेकिन बच्चे घट गए

हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा 
रखना होगा - सर्वोच्च न्यायालय

सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया पर बोला सुप्रीम कोर्ट...

कभी-कभी स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां होती हैं...
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट 

ने सोमवार को उस जनहित 
याचिका पर केंद्र से जवाब 
मांगा जिसमें भारत के नियंत्रक 
एवं महालेखा परीक्षक 
(कैग) की नियुक्ति केवल 
कार्यपालिका और प्रधानमंत्री 
की तरफ से करने के मौजूदा 
चलन को संविधान का 
उल्लंघन घोषित किए जाने का 
अनुरोध किया गया है। जस्टिस 
सूर्यकांत और जस्टिस एन 
कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गैर 
सरकारी संगठन (एनजीओ) 
‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट 
लिटिगेशन’ की तरफ से दायर 

जनहित याचिका पर नोटिस 
जारी किया।

शीर्ष अदालत ने इसी मुद्दे पर 
लंबित मामले के साथ संलग्न कर 
दिया। एनजीओ की ओर से पेश 
हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा 
कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता 
का है। उन्होंने आरोप लगाया कि 
महाराष्ट्र जैसे राज्यों, जहां बीजेपी 
सत्ता में है, में कैग के ऑडिट को 
बाधित किया जा रहा है।

जनहित याचिका में शीर्ष 
अदालत से यह निर्देश देने का भी 
अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रपति 
कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, 
विपक्ष के नेता और भारत के चीफ 

जस्टिस वाली एक स्वतंत्र और 
तटस्थ चयन समिति के परामर्श से 
तथा पारदर्शी तरीके से करें। इसमें 
कहा गया है कि कैग की नियुक्ति 
का निर्देश सूचना आयोगों और 
केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित 
अन्य निकायों की नियुक्ति के 
समान होना चाहिए।

जब जस्टिस सूर्यकांत ने 
'डेविएशन' के बारे में सवाल 
किया, तो भूषण ने कम रिपोर्ट और 
रुके हुए ऑडिट की ओर इशारा 
किया। फिर कोर्ट ने संविधान के 
अनुच्छेद 148 की ओर इशारा 
किया, जिसमें कहा गया है कि 
राष्ट्रपति सीएजी को 'अपने 

हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट 
द्वारा' नियुक्त करेंगे। एडवोकेट 
भूषण ने बताया कि कोर्ट ने 
सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति और 
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 
के मामले में भी हस्तक्षेप किया 
था। जस्टिस कांत ने तब कहा कि 
हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा 
करना होगा।

बहुत बड़ी गलतफहमियां 
होती हैं - बेंच में शामिल जस्टिस 
एन कोटिश्वर सिंह ने कहा, 
'कभी-कभी हमें स्वतंत्रता के 
बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां 
होती हैं। भूषण ने चुनाव आयोग 
मामले में शीर्ष अदालत के फैसले 

की ओर इशारा किया, जिसमें 
कहा गया था कि चुनाव निकाय 
के सदस्यों की नियुक्ति करने वाले 
पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के 
नेता और भारत के चीफ जस्टिस 
शामिल होने चाहिए।

अदालत ने तर्क दिया था कि 
पैनल की संरचना को कार्यपालिका 
पर छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक होगा। बाद में 
केंद्र ने नियमों में फेरबदल करते 
हुए भारत के चीफ जस्टिस को 
पैनल से हटा दिया और एक मंत्री 
को जोड़ दिया। अदालत अब इस 
कदम को लेकर चुनौतियों की 
सुनवाई कर रही है।

सरकार की परमिशन के बिना टीचर को नौकरी से नहीं 
हटा सकते अनुदान प्राप्त स्कूल - एमपी हाईकोर्ट

इंदौर । अनुदान प्राप्त निजी 
स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल 
प्रबंधन शासन की अनुमति बगैर 
नौकरी से नहीं हटा सकते। इस 
टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट की 
इंदौर खंडपीठ ने माहेश्वरी हायर 
सेकंडरी स्कूल की अपील निरस्त 
कर दी। मामला जीवविज्ञान 
संकाय के शिक्षक एसके व्यास का 
है। नवंबर 1974 में उन्हें स्कूल 
में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर 
नियुक्ति मिली थी। वर्ष 1991 में 
उन्हें शासन के नियमों के तहत 
लेक्चरर पद पर पदोन्नति दे दी गई।

भोपाल । मध्यप्रदेश 
में औद्योगिक विकास 
और निवेशकों को बढ़ावा 
देने के साथ-साथ नगरों 
के सुव्यवस्थित विकास 
के लिए दो मेट्रोपॉलिटन 
क्षेत्र बनाने की कवायद 
शुरू हो गई है। पहला 
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर-
उज्जैन-देवास और 
धार को मिलाकर और 
दूसरा मेट्रोपॉलिटन 
क्षेत्र भोपाल-सीहोर, 
रायसेन-विदिशा-ब्यावरा 
(राजगढ़) को मिलाकर 
विकसित किया जाएगा।

केंद्र के विजन के मुताबिक 
राज्य के प्रमुख संभाग 
मुख्यालय ग्वालियर, सागर, 
रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम 
और शहडोल को रीजनल 
इकोनॉमिक ग्रोथ हब के रूप 

में विकसित करने की तैयारी 
है। सरकार का यह प्रयास 
अर्थव्यवस्था को मजबूत 
बनाने के साथ-साथ रोजगार, 
व्यापार और निवेश के नये 
अवसरों को भी बढ़ावा देने के 

लिए किया जा रहा है।
सुविधाओं में होगा 

सुधार - जानकारी के तहत 
इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में 
इंदौर का 100 प्रतिशत क्षेत्र 
शामिल किया जाएगा, जबकि 
उज्जैन का 44 प्रतिशत धार 
और नागदा का भी कुछ हिस्सा 
इसमें जोड़ा जाएगा। इस 
परियोजना का मुख्य उद्देश्य 
औद्योगिक और शहरी विकास 
को संगठित तरीके से आगे 
बढ़ाना है, जिससे आधारभूत 
सुविधाओं में सुधार हो और 
निवेशकों को आकर्षित किया 
जा सके।

एमपी में 9 शहरों को मिलाकर बनेंगे 2 
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, 6 संभागों का होगा डेवलपमेंट

अहमदाबाद । पालडी इलाके में 
आविष्कार अपार्टमेंट के एक बंद 
फ्लैट पर एटीएस और डीआरआई 
ने सोमवार को छापा मारा। इस 
दौरान स्टॉक मार्केट संचालक के 
बंद फ्लैट से 95.5 किलो सोना 
और 60 लाख रुपए की नकदी 
जब्त की। दोनों एजेंसियों ने पूर्व 
सूचना के आधार पर छापेमारी की 
कार्रवाई की। प्रारंभिक जानकारी 
के अनुसार यह फ्लैट मेघ शाह 
और महेंद्र शाह का है। दोनों स्टॉक 
मार्केट ऑपरेटर हैं।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी 
के अनुसार गुजरात एटीएस और 
डीआरआई की टीम ने अहमदाबाद 
शहर के पालडी स्थित आविष्कार 

अपार्टमेंट और पास के एक बंगले 
पर छापा मारा। 

गुजरात एटीएस के एक 
अधिकारी से मिली जानकारी के 
अनुसार, हमें आज सूचना मिली 
जिसके आधार पर केंद्रीय एजेंसी 
के सहयोग से छापेमारी की गई। 

अधिकारियों को पड़ोसियों ने बताया 
कि इस बंद फ्लैट में भी कुछ दिनों 
से कई लोगों का आना-जाना 
लगा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी 
के अनुसार यह फ्लैट मेघ शाह 
और महेंद्र शाह का है। एजेंसियां 
फिलहाल आगे की जांच कर रही हैं।

अहमदाबाद में बंद फ्लैट से 95.5 किलो सोना जब्त
एटीएस और डीआरआई ने स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के फ्लैट और बंगले पर छापा मारा


